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HARYANA GOVT GAZ , SEPT.30 , 1986 (ASVN . 8 , 1993 SAKA ) 


[ PART I 


सं ० प्रो ० वि ० एफ ० डी ०/ गड़गांव / 60-86, 3-4555.-~~ कि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि परिवहन 
पायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, ( 2) महा प्रबन्धक सैन्टल बाडी बिल्डिम वर्कगाप , गुड़गांव के श्रमिक श्री कंवल सिंह , पुत्र श्री चुनी लाल मार्फत 
श्री पृथ्वी सिंह , लेबर ला एडवाईगर शक्ति नगर गुटगांव नया उमो प्रबन्धकों के मध्य इम में इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिकः विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के ग्राण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा को राज्यपाल इसकेद्वारा सरकारी अधिसुचना सं ० 5.115-3 - श्रम 685 15 254, दिनांक 
20 जून, 1978 के साथ पढ़ने हुए अधिसूचना स ० 11.495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसमे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विवादगस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला हैं : -- 

क्या श्री कंवल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ० वि ०/हिसार/ 112-86, 3 45 63.-- चू कि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैनेजिंग डायरेक्टर 
एच ० एस ० एम ० आई० टी ० सी ० , चण्डीगढ़ , ( 2) कार्यकारी अभियाना , एच० एस ० एम ० आई० टी ० सी ०, मण्डल नं 0 2, 
फतेहाबाद , हिसार के श्रमिक श्री रघुवीर सिंह , पुत्र श्री चन्दगी र म , गांव व डा ० नई बस्ती, वार्ड नं 0 1, मकान नं ० 10 7, बरवाला, 
जिला हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि रियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
इसलिये, प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

की धारा 

10 की उप -धारा (1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम 78/ 
32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित 

श्रम न्यायालय , 
रोहतक को विवादग्रस्त या उममे मुसंगत या उसमे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु 
निदिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धको नया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है। 

क्या श्री रघबीर सिंह की मेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही, तो वह किस पाहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ०वि०१५.० डी ०/ 102-86/ 345 70 .--- कि हरियाणा के राज्यपाल की गये है कि मै ० मन्चूरी इन्जिनियरिंग 
कम्पनी, प्लाट नं ० 18.3, सैक्टर 24,फरीदाबाद , के श्रमिक श्री रविदत्त , पत्र श्री चान्दीम, गांव लालपुरा , तहसील पलबल , 
जिला फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद की न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौदयोगक विवाद अधिनियम , 1917 की धारा 10 की उप - धाता ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम 68/ 
1525 4, दिनांक 20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 -- जी - श्रम -51711245, दिनांक 7 फरवरी , 
1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा । के अधीन गठिन श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिका के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री रविदत्त की सेवाओं का समापन न्यायोचित नया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

मं ० प्रो ० वि ०/ ०५.० डी ० / गुड़गांव 22-86/ 3.!577.--चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि परिवहन 
प्रायुक्त , हरियाणा, चण्डीगढ़, ( 2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, गडगांव, के अमिक श्री रणवीर मिह परिचालक नं ० । 
पुत्र श्री मोहन लाल मापन श्री भीम सिंह यादव , 192, संक्टर 15, प.रीदाबाद, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
वाद लिखिन मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इलिये , अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 19.17 की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्यियों का प्रयोग करने हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा म.कारी अधिसूचना सं ० 5415--3 - श्रम-68/ 
15254, दिनांक 20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम-57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिम्बा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री रणवीर सिंह परिचालक नं ० 1 की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


